
 

अध्याय 12 

प्रभावी शासन एव ंसाव�ज�नक सवेाएं 

�ड�जटल तकनीक, पारद�शंता व जवाबदेही से नाग�रक-कें �द्रत शासन की ओर राजस्थान 

 

 शुरुआत एक कहानी से 

सो�चए — �कसी गांव में रहन ेवाली एक म�हला को अपने बच्चे का जन्म-प्रमाण पत्र चा�हए, राशन काड� बनवाना है और 
�कसी सरकारी योजना का लाभ भी लनेा ह।ै पहल ेउसे कइ� दफ्तराें के चक्कर काटन ेपड़त ेथे। आज वही म�हला अपन ेगांव 
के इ�-�मत्र कें द्र पर जाकर, या मोबाइल स ेही, अपना जन आधार काड� �दखाकर यह सारे काम कुछ ही �मनटाें में करवा 
सकती ह।ै 

यही ह ै"प्रभावी शासन" (Effective Governance) की असली पहचान — �सफ�  अच्छी नी�तयां बनाना काफी नहीं, 
ब�ल्क उन्हें समय पर, पारदश� तरीके स ेऔर हर आ�खरी नाग�रक तक पहुचंाना ज़रूरी ह।ै इसी सोच के साथ राजस्थान 
सरकार ने �ड�जटल तकनीक, कृ�त्रम ब�ुद्धमत्ता (AI) और डटेा-�वश्लषेण के सहारे शासन को नाग�रकाें के करीब लान ेका 
बड़ा अ�भयान चलाया ह ै— इसी की परूी कहानी इस अध्याय में ह।ै 
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1 ⃣ प्रभावी शासन के तीन स्तंभ 

प्रभावी शासन (Effective Governance) का मतलब �सफ�  अच्छी नी�त बनाना नहीं ह,ै ब�ल्क यह देखना भी है �क उस 
नी�त को �कतनी अच्छी तरह लागू �कया गया और उसका नतीजा क्या �नकला। इसका मलू मतं्र ह ै— साव�ज�नक सवेाआें की 
समय पर �डलीवरी, सरकारी ससंाधनाें का सही उपयोग, और समावशेी �वकास �जसमें "कोइ� भी पीछे न छूटे" (No One 
Left Behind)। 

आ�थंक समीक्षा 2025-26 के अनसुार राजस्थान में प्रभावी शासन एव ंसाव�ज�नक सवेाआें के तीन मखु्य स्तभं (Three Pillars) 
हैं : 



 

 स्तंभ 1 

IT-सक्षम नाग�रक-कें �द्रत 
सेवा �वतरण 

 स्तंभ 2 

पारदश� एवं जवाबदेह 
प्रशास�नक तंत्र 

 स्तंभ 3 

प्रभावी �वत्तीय प्रबंधन 

 

SMART प�रयोजना — कृ�त्रम ब�ुद्धमत्ता स ेसवेा �वतरण 

 SMART प�रयोजना 
 प�रभाषा : Service Management with Artificial Intelligence and Real Time System — कृ�त्रम 

ब�ुद्धमत्ता (AI) व मशीन ल�नंग (ML) की मदद से नाग�रक सेवा �वतरण के अनुभव को बहेतर बनाने की प�रयोजना। 
 आसान भाषा में : सरकार अब कंप्यूटर की "समझदारी" (AI) का उपयोग करके खदु पता लगा लेती है �क कौन नाग�रक 

�कस योजना का पात्र है, उसे खुद ही उस योजना में शा�मल कर देती है, और �बना नाग�रक के बार-बार आवदेन �कए उस ेलाभ 
पहुचंा देती ह ै— यानी मैनअुल (हाथ से �कए जाने वाले) कामकाज को कम स ेकम �कया जाता है। 

 उदाहरण : जसै े�कसी वदृ्ध व्य�क्त को पेंशन योजना के �लए अलग से आवेदन ही न करना पड़ े— सरकार का �सस्टम उसका 
डटेा देखकर खदु ही उसे पात्र पाकर पेंशन शुरू कर दे। 

 
�व�भन्न सरकारी �वभाग नाग�रक-कें �द्रत सवेाएं देन ेके �लए योजनाआें से जड़ुी जानका�रयां इकट्ठा कर अलग-अलग डटेा-सटे बनात े
हैं। इन �बखरे हुए डेटा-सेट्स का बहेतर उपयोग करन ेके �लए �नम्न चरण अपनाए गए हैं : 

1. डेटा लके (Data Lake) का �नमा�ण — सभी �वभागाें के अलग-थलग (silos) डटेा को तोड़कर एक कें द्रीकृत डटेा-भंडार 
बनाना। 

2. गोल्डन �रकॉड� (Golden Record) का गठन — हर नाग�रक के �लए एक ही "सत्य का स्रोत" (Single Source of 
Truth) तयैार करना, ता�क अलग-अलग जगह अलग-अलग जानकारी न रहे। 

3. नाग�रकाें/प�रवाराें की 360° प्रोफाइ�लंग — हर प�रवार की योजना-पात्रता, खच� व आय का एक ही एकीकृत लेजर 
(ledger) तयैार करना। 

4. स्वचा�लत सवेा �वतरण (Auto Service Delivery) — �नम्न क्रम में स्वतः प्र�क्रया : 
◦ पात्र लाभाथ� की स्वतः पहचान → लाभ लेन ेकी सहम�त हतुे स्वतः सचूना → सहम�त �मलने पर स्वतः आवेदन जमा → 

उपलब्ध डेटा के आधार पर �सस्टम-चा�लत स्वतः अनुमोदन → संब�ंधत �वभाग द्वारा लाभ/सेवा की स्वतः प्रदायगी शुरू → 
डटेा स े�मली जानकारी के आधार पर मौजदूा योजनाआें में सुधार के सुझाव। 

2 ⃣ जन आधार योजना — "एक नंबर, एक काड�, एक पहचान" 

राज्य में "एक नबंर, एक काड�, एक पहचान" की �वचारधारा को प्रभावी ढंग स ेलाग ूकरन ेतथा �व�भन्न �वभागाें द्वारा दी जान े
वाली साव�ज�नक कल्याणकारी योजनाआें के नकद व गरै-नकद लाभ सरल, आसान व पारदश� तरीके स ेनाग�रकाें तक पहंुचान ेके 
�लए "राजस्थान जन आधार योजना" चलाइ� जा रही ह।ै 

1. राजस्थान जन आधार योजना 
 फ़्लैग�शप योजना   |    राज्य योजना 

 शुरुआत 18 �दसबंर, 2019 को राज्य में लॉन्च (�वत्तीय वष� 2019-20)। 

 काननूी आधार 
राजस्थान जन आधार प्रा�धकरण अ�ध�नयम, 2020 तथा जन आधार प्रा�धकरण �नयम-2021 (लागू — 4 
अगस्त 2021)। 



 

 प्रशास�नक ढांचा 
नोडल �वभाग — आयोजना �वभाग; �क्रयान्वयन एजेंसी — राजस्थान जन आधार प्रा�धकरण; �ज़ला स्तर पर 
�ज़ला कलके्टर व उपखडं अ�धकारी; तकनीकी सहयोग — राजकॉम्प इफंो स�वंसजे �ल�मटेड (RISL)। 

 राशन काड� का दजा� 
अ�ध�नयम की धारा 40 के तहत 5 अप्रलै, 2022 को राज्य के "जन आधार काड�" को राशन काड� घो�षत 
�कया गया — यानी अब दो अलग काड� एक ही काड� में समा�हत हो गए हैं। 

 कवरेज 
राज्य की करीब 97% अनमुा�नत जनसंख्या का सामा�जक-आ�थंक डटेा स�म्म�लत — देश की सबस ेबड़ी 
पा�रवा�रक डायरेक्टरी। 

 पोट�ल एकीकरण 
जन आधार पोट�ल स े199 से अ�धक योजनाएं व सेवाएं एकीकृत (165 कल्याणकारी योजनाएं + 34 अन्य 
सवेाएं)। 

 

 पजंीकृत प�रवार 

2.06 करोड़ 

 पंजीकृत सदस्य 

7.95 करोड़ 

 कुल लने-देन 

206 करोड़ 
(नकद व गैर-नकद) 

 कुल नकद लाभ (DBT) 

₹1.29 लाख करोड़ 

 
(आकंड़ े�दसबंर 2025 तक के हैं। इसके अ�त�रक्त, जन आधार के माध्यम से डु�प्लकेट व फज� लाभा�थंयाें की छंटनी होन ेस े
सरकारी खजान ेकी प्र�तवष� ₹500 करोड़ रुपये स ेअ�धक की बचत भी होती ह।ै) 

 जन आधार की प्रमखु �वशषेताएं 

▸ एक पहचान सखं्या — नामां�कत प�रवार को 10 अंकाें की पहचान सखं्या, और म�ुखया स�हत प�रवार के हर सदस्य को 11 
अकंाें की अलग पहचान सखं्या। 

▸ पहचान व सबंधं का प्रमाण — यह सखं्या पहचान, पत ेऔर प�रवार-म�ुखया के साथ सदस्याें के �रश्त े— तीनाें के प्रमाण के 
रूप में अ�धकृत ह।ै 

▸ म�हला सश�क्तकरण — प�रवार की 18 वष� या उसस ेअ�धक उम्र की म�हला को प�रवार-म�ुखया बनाया जाता है (योग्य 
म�हला न होन ेपर 21+ वष� का परुुष म�ुखया हो सकता ह)ै, और उसका बैंक खाता होना अ�नवाय� ह।ै 

▸ �वत्तीय समावशेन — प�रवार के सभी नकद लाभ अ�नवाय� रूप स ेम�हला-म�ुखया के बैंक खात ेमें ही स्थानांत�रत होत ेहैं, 
�जसस ेम�हलाआें का बैं�कंग व्यवस्था स ेजड़ुाव बढ़ता ह।ै 

▸ अपात्र व डु�प्लकेट लाभा�थंयाें की पहचान — अ�ध�नयम के अनसुार अब कोइ� भी �वभाग अपना अलग लाभाथ� डटेाबसे 
नहीं बनाएगा, ब�ल्क लाभ �वतरण के �लए जन आधार डेटाबेस स ेही एकीकरण के ज़�रए डटेा लनेा अ�नवाय� ह ै— इसस े
एक समान मास्टर डटेाबसे तयैार हुआ �जसन ेडु�प्लकेट व फज� लाभा�थंयाें की सटीक पहचान में मदद की। 

▸ घर बठेै लाभ-प्रदायगी — नकद लाभ सीध ेबैंक खाताें में और गैर-नकद लाभ आधार-प्रमाणीकरण के बाद घर के नज़दीक ही 
उपलब्ध कराए जात ेहैं। 

▸ एकल बहुउद्दशेीय डेटाबसे — राजस्थान देश का एकमात्र एसेा राज्य ह ै�जसके पास �नवा�सयाें को नकद व गरै-नकद, दोनाें 
प्रकार की सवेा-�वतरण के �लए एक ही बहुउद्दशेीय डटेाबसे उपलब्ध ह,ै जो प�रवार के 60 स ेअ�धक मापदंडाें 
(parameters) को कवर करता ह।ै 

▸ इ�-�मत्र प्रा�धकरण के अ�धकार-क्षते्र में — जन आधार को धारा-20 के तहत इ�-�मत्र प्रा�धकरण के अ�धकार क्षते्र में लाया 
गया ह।ै 

 अन्य डेटाबसे/पोट�ल स ेएकीकरण ("एक नबंर, एक काड�, एक पहचान" की �दशा में कदम) 
▸ राशन काड� डेटाबसे — पणू�तः एकीकृत; अब जन आधार काड� ही राशन काड� ह।ै 

▸ मतदाता पहचान पत्र (वोटर आइ�डी) — छद्म (फज�) मतदाताआें की पहचान हते।ु 

▸ स्वावलबंन पोट�ल — �वशेष योग्यजन (�दव्यांगजन) की पहचान हते।ु 



 
▸ पहचान पोट�ल (राज्य का जन्म-मतृ्य ुव �ववाह पंजीकरण पोट�ल) — राज्य की जनसखं्या की वास्त�वक-समय (real time) 

में जानकारी हते,ु �जसस ेजन आधार भी जनसखं्या की गणना वास्त�वक समय में कर पाता ह।ै 

▸ स्वास्थ्य सबं�ंधत डेटा (जसै ेPCTS, NFHS, आभा काड� आ�द) — स्वास्थ्य प्रणाली स ेजड़ुी �वसगं�तयाें की �नगरानी व 
समाधान हते।ु 

▸ इसके अ�त�रक्त प्रा�धकरण अन्य काडा� — जसेै �व�भन्न कल्याणकारी काड�, श्र�मक काड�, यडूीआइ�डी (UDID) काड� आ�द — 
को भी एकीकृत करन ेका सतत प्रयास कर रहा ह।ै 

3 ⃣ समयबद्ध सेवा-�वतरण व �शकायत �नवारण तंत्र 

राजस्थान सपंक�  (181) — मखु्यमंत्री हले्पलाइन 

राजस्थान सपंक�  एक कें द्रीकृत मचं ह ैजहां राज्य का कोइ� भी नाग�रक टोल-फ्री नबंर 181 डायल कर सबं�ंधत �वभागाें में अपनी 
�शकायत दज� करा सकता ह।ै यह मखु्यतः एक राज्य-स्तरीय कॉल सेंटर ह ैजो एक एकीकृत वेब पोट�ल के साथ नाग�रकाें की 
�शकायताें के समाधान हेत ुएकल सपंक� -�बंदु (single point of contact) का काम करता ह।ै 

 पंजीकृत �शकायतें (2025) 

34.43 लाख 

 �नस्ता�रत �शकायतें 

33.88 लाख 
(98% से अ�धक) 

 
▸ राजस्थान सपंक�  (मखु्यमतं्री हेल्पलाइन 181) कॉल सेंटर, 157 �वभागाें/काया�लयाें, 96 ब्यूरो/बोड�/आयोग/�नगम व सघंाें, 

तथा 52 संस्थानाें/अकादमी व �वश्व�वद्यालयाें से सबंद्ध ह।ै 

▸ राजस्थान सपंक�  2.0 — 23 माच�, 2025 को लॉन्च �कया गया। यह एक कें द्रीकृत अगली-पीढ़ी (next-generation) की 
�शकायत �नवारण प्रणाली ह,ै �जसमें वास्त�वक-समय �नगरानी (real-time monitoring), डेटा-आधा�रत �नरीक्षण और 
�वभागाें में सवेा-�वतरण की सगुमता पर �वशषे ध्यान �दया गया ह।ै 

RGDPS अ�ध�नयम, 2011 — राजस्थान लोक सवेाआें का गारंटीशदुा �वतरण अ�ध�नयम 

 RGDPS अ�ध�नयम 

 प�रभाषा : Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Services Act, 2011 — �न�श्चत समय-सीमा के 
भीतर नाग�रकाें को सरकारी सेवाआें की �डलीवरी सु�न�श्चत करन ेवाला अ�ध�नयम। 

 आसान भाषा में : इस कानून के तहत हर अ�धसू�चत सेवा के �लए एक �जम्मदेार अ�धकारी तय �कया जाता ह,ै और अगर 
वह अ�धकारी तय समय के भीतर नाग�रक को सेवा नहीं देता, तो उस पर जुमा�ना लग सकता है — यानी यह सरकार को "समय 
पर काम करन"े के �लए जवाबदेह बनाता है। 

 उदाहरण : जसै े�कसी नाग�रक ने जा�त प्रमाण पत्र के �लए आवदेन �कया और तय समय (जसै े15 �दन) में वह नहीं �मला, तो 
सबं�ंधत अ�धकारी पर �वलबं के �लए दंड लगाया जा सकता ह।ै 

 

 अ�धस�ूचत �वभाग 

28 

 अ�धस�ूचत सवेाएं 

306 

 प्राप्त आवदेन (2025) 

1.78 करोड़ 

 �नस्ता�रत आवेदन 

1.76 करोड़ 
(98% से अ�धक) 

 



 
राजस्थान सनुवाइ� का अ�धकार अ�ध�नयम (RTH), 2012 

इस अ�ध�नयम के तहत नाग�रकाें को अपनी बात/�शकायत को अ�धका�रयाें के समक्ष सनुवाइ� हतुे रखन ेका कानूनी अ�धकार 
�मलता ह।ै वष� 2025 (�दसबंर तक) कुल 84,099 आवेदन प्राप्त हुए, �जनमें स े84,048 आवदेनाें का �नस्तारण �कया जा 
चकुा ह।ै 

�त्रस्तरीय जनसनुवाइ� प्रणाली 
शासन को बहेतर बनान ेऔर साव�ज�नक �शकायताें के तरंुत �नस्तारण के �लए एक मजबूत प्रणाली तयैार करने हेत ुराज्य सरकार 
ने �त्रस्तरीय जनसुनवाइ� प्रणाली शुरू की है, जो �जला, ब्लॉक (अटल जन सवेा �श�वर) और ग्राम पंचायत — तीन स्तराें पर 
सरं�चत ह।ै यह नाग�रकाें और सरकारी अ�धका�रयाें के बीच सीध ेसवंाद को स�ुन�श्चत करती ह,ै �जसस ेप्रशासन में जवाबदेही 
बढ़ती ह।ै 

 ग्राम पचंायत व ब्लॉक स्तर 

▸ सरपंच व स्थानीय अ�धकारी �नय�मत सत्र आयो�जत कर 
�शकायतें सनुत ेव सलुझाते हैं। 
▸ ग्राम स्तर पर हल न होने वाली �शकायतें ब्लॉक स्तर के 
अ�धका�रयाें तक भजेी जाती हैं। 
▸ ब्लॉक �वकास अ�धकारी व अन्य ब्लॉक अ�धकारी इन मुद्दाें 
का समाधान करते हैं। 

 �जला स्तर 

▸ �जला कलके्टर व व�रष्ठ अ�धकारी �शकायताें को सबंो�धत व 
�नस्ता�रत करत ेहैं। 
▸ जांच की �नगरानी, �स्थ�त की समीक्षा व सधुारात्मक कार�वाइ� 
की जाती ह।ै 
▸ माननीय मखु्यमतं्री व अन्य मंत्री भी समय-समय पर 
जनसुनवाइ� सत्राें में स�क्रय भागीदारी करत ेहैं। 

 

 ता�लका 12.1 : वष� 2025 में �शकायताें की �स्थ�त (पजंीकृत व �नस्ता�रत) 

क्र.सं. स्तर पजंीकृत �शकायतें �नस्ता�रत �शकायतें �नस्तारण प्र�तशत 

1 �जला स्तर 19,169 19,157 99.93% 

2 अटल जन सवेा �श�वर (ब्लॉक स्तर) 25,975 25,913 99.76% 

3 ग्राम पंचायत स्तर 1,20,567 1,20,404 99.86% 

 

4 ⃣ इ�-�मत्र एव ंइ�-�मत्र प्लस 

2. इ�-�मत्र (e-Mitra) 
 फ़्लैग�शप योजना   |    सतत/जारी काय�क्रम 

 शुरुआत राजस्थान न ेवष� 2002 में देश का सबसे बड़ा एकल एकीकृत सवेा-�वतरण प्लटेफॉम� "इ�-�मत्र" लॉन्च �कया। 

 उद्दशे्य 
सभी सरकारी व �नजी नाग�रक-कें �द्रत सवेाआें को पारदश� व �कफायती तरीके से आम आदमी की दहलीज़ 
तक पहुचंाना — खासकर ग्रामीण इलाकाें के �नवा�सयाें को IT-सक्षम सवेा-�वतरण इटंरफेस स ेजोड़ना। 

 उपलब्धता 
वबे आधा�रत इ�-�मत्र ए�प्लकेशन, मोबाइल एपे और IT-सक्षम भौ�तक �कयोस्क — तीनाें माध्यमाें से उपलब्ध। 
वत�मान में 78,000 स ेअ�धक इ�-�मत्र �कयोस्क के माध्यम से 600 स ेअ�धक सवेाएं दी जा रही हैं। 

 नइ� स�ुवधाएं 
बहुभाषी बातचीत-आधा�रत AI चटैबॉट व व्हाट्सएप के माध्यम से भी सेवा-�वतरण शुरू �कया गया ह।ै �दसबंर 
2025 में 10 नइ� सवेाएं (9 सरकारी क्षते्र की G2C सेवाएं + 1 टैक्सबडी की B2C सवेा) पोट�ल पर जोड़ी गइ�।ं 



 

 इ�-�मत्र होम स�वंस 
19 �दसबंर 2021 को जयपरु व जोधपुर में 5 सवेाआें के साथ इ�-�मत्र होम स�वंस का शभुारंभ हुआ, �जसस े
नाग�रकाें को घर बठेै सवेाएं उपलब्ध हुइ�।ं 

 

3. इ�-�मत्र प्लस (e-Mitra Plus) 
 फ़्लैग�शप योजना   |    राज्य योजना 

 �वशषेता 
नाग�रकाें को कइ� काया�लयाें में जाए �बना सभी सरकारी सवेाआें तक पहुचं देने के �लए, यह भारत में �बना 
�कसी मानवीय हस्तक्षपे (जसै ेATM की तरह) के e-सवेा �वतरण का पहला अग्रणी कदम ह।ै 

 स�ुवधाएं 
85 स ेअ�धक सवेाएं; नाग�रक सरकारी दस्तावेज़ाें के �लए आवदेन कर �बल्ट-इन �पं्रटर स ेउन्हें �पं्रट भी कर 
सकत ेहैं। नकद, ड�ेबट/के्र�डट काड� व नटे-बैं�कंग स�हत कइ� भगुतान �वकल्प उपलब्ध। 

 वी�डयो-कॉन्फ्रें �संग 
ग्राम पचंायत स्तर तक वी�डयो-कॉन्फ्रें �संग सु�वधा — जनसुनवाइ�, सरकारी योजनाआें की जानकारी का प्रसार, 
राज्य काय�क्रमाें का लाइव प्रसारण। 

 शैक्ष�णक सामग्री 
राजस्थान माध्य�मक �शक्षा बोड� (RBSE) की कक्षा 9वीं स े12वीं के �लए करीब 2,500 शकै्ष�णक वी�डयो भी 
उपलब्ध कराए गए हैं। 

 �वस्तार राज्यभर में कुल 14,891 इ�-�मत्र प्लस �कयोस्क स्था�पत �कए जा चकेु हैं। 

 

5 ⃣ जन सचूना पोट�ल 

सचूना का अ�धकार अ�ध�नयम (RTI), 2005 की धारा 4(2) के अनरुूप �वक�सत �कया गया जन सचूना पोट�ल, �व�भन्न 
सरकारी योजनाआें की पात्रता, उपल�ब्धयाें व नोडल �वभाग की जानकारी एक ही जगह, सरल, पारदश� व भरोसेमदं तरीके स े
उपलब्ध करान ेवाला एकल मचं ह।ै 

 �वभाग 

117 

 योजनाएं 

351 

 सचूना के प्रकार 

749 

 

 याद रखें : 
जन सचूना पोट�ल का उद्दशे्य नाग�रकाें को �बना RTI आवेदन �कए ही, सीध ेऔर पारदश� ढंग से सरकारी योजनाआें की जानकारी 
उपलब्ध कराना ह ै— यह सूचना के अ�धकार अ�ध�नयम की भावना को स्वतः (proactive disclosure) के रूप में आगे बढ़ाता 
ह।ै 

 

6 ⃣ आइ�स्टाट� (iStart) — स्टाट�अप इको�सस्टम 

राज्य सरकार न ेस्टाट�अप स ेजड़ुी समस्त जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करान ेके �लए वेब पोट�ल 
www.istart.rajasthan.gov.in स्था�पत �कया ह।ै यह पोट�ल स्टाट�अप नी�त के तहत �नधा��रत सभी प्रोत्साहनाें के �लए 
एकल-प्रवेशद्वार (one-stop gateway) है, और सरकारी अ�धका�रयाें, स्टाट�अप्स, मेंटस� व प्रशासकाें को आइ�स्टाट� काय�क्रम 
की �नगरानी व पहुचं के �लए एक डैशबोड� भी उपलब्ध कराता ह।ै 

▸ �बज़नेस इनोवशेन प्रोग्राम (BIP) जसेै �वशेष काय�क्रम शुरू कर स्टाट�अप इको�सस्टम की पहंुच व प्रभाव को समाज के 
अलग-अलग वगा� तक और अ�धक �वस्ता�रत �कया गया ह।ै 



 
▸ वष� 2025-26 (�दसबंर तक) पोट�ल पर कुल 7,382 पजंीकरण हो चकेु हैं। 

▸ पोट�ल के प्रमखु घटक — क्यू-रेट रैं�कंग �सस्टम, इनक्यबेूटर, इनोवेशन चलैेंज एंड अवाड�, तथा आइ�स्टाट� नेस्ट। 

▸ इनक्यबूटेर पहल ेही जयपरु, कोटा, भरतपुर, बीकानरे, चरुू, पाली, जोधपुर व उदयपरु — इन 8 �जलाें में स्था�पत �कए जा 
चकेु हैं। इसके अलावा जयपुर, जोधपरु व कोटा में इनोवशेन हब भी काय�रत हैं। 

▸ स्टाट�अप काय�क्रम के और �वस्तार हते ुस्कूल स्टाट�अप व ग्रामीण आइ� स्टाट� जसैी �वशषे पहलें भी चलाइ� जा रही हैं। 

7 ⃣ राज SSO — �संगल साइन-ऑन (Single Sign-On) 

 राज SSO (RajSSO) 
 प�रभाषा : "एक �ड�जटल पहचान" (One Digital Identity) के �सद्धांत पर आधा�रत एक एसेा मंच, जो राज्य सरकार के 

सभी ए�प्लकेशन/�सस्टम तक कें द्रीकृत पहुंच प्रदान करता है। 
 आसान भाषा में : पहले हर सरकारी वेबसाइट/एप पर अलग-अलग यूज़रनेम-पासवड� बनाना पड़ता था। अब SSO की मदद 

स े�सफ�  एक बार लॉग-इन करन ेपर उपयोगकता� �व�भन्न सरकारी ए�प्लकेशनाें पर काम कर सकता है — बार-बार अलग-अलग 
र�जस्ट्रेशन करन ेकी ज़रूरत खत्म हो जाती है। 

 उदाहरण : जसै ेएक बार इ�मेल में लॉग-इन करन ेपर गूगल की अन्य सभी सेवाएं (मैप्स, ड्र ाइव, यूट्यबू) अपने आप खलु जाती 
हैं — ठीक वसै ेही SSO से राजस्थान सरकार की सभी सवेाएं एक ही लॉग-इन स े�मल जाती हैं। 

 

 एकीकृत �वभागीय ए�प्लकेशन 

604 
(G2G: 368, G2C: 236) 

 लाभा�न्वत नाग�रक 

3.29 करोड़+ 
(�दसंबर 2025 तक) 

 

8 ⃣ राज इ�-वॉल्ट (Raj e-Vault) 

राज इ�-वॉल्ट �व�भन्न सरकारी �वभागाें व नाग�रकाें के �लए एक इलके्ट्रॉ�नक दस्तावज़े प्रबधंन प्रणाली (Document 
Management System) है, जो दस्तावेज़ाें को �ड�जटल रूप में सगं्र�हत रखन ेहते ुएक कें द्रीय भंडार का काम करती ह।ै 

▸ राज इ�-वॉल्ट का �ड�जलॉकर (DigiLocker) स ेभी एकीकरण �कया गया ह।ै 

▸ कोइ� भी नाग�रक अपनी SSO ID बनाकर राज इ�-वॉल्ट ए�प्लकेशन में लॉग-इन कर इसकी सवेाआें का लाभ उठा सकता ह।ै 

 संग्र�हत दस्तावेज़ 

86 करोड़+ 
(�दसंबर 2025 तक) 

 दै�नक अपलोड 

~2 लाख 
(दस्तावेज़/�दन) 

 



 
9 ⃣ राजस्थान AVGC-XR नी�त, 2024 

 AVGC-XR 

 प�रभाषा : Animation, Visual Effects, Gaming, Comics and Extended Reality — ए�नमेशन, �वज़ुअल 
इफेक्ट्स, ग�ेमंग, कॉ�मक्स व एक्सटेंडेड �रय�लटी क्षेत्र, �जसे सकं्षेप में AVGC-XR कहा जाता है। 

 आसान भाषा में : यह नी�त राजस्थान को ए�नमशेन-�फल्में, वी�डयो गेम, �वशषे प्रभाव (VFX), कॉ�मक्स और 
वचु�अल/ऑगमेंटेड �रय�लटी (XR) बनाने वाली कंप�नयाें के �लए एक प्रमखु कें द्र (हब) बनाने के मकसद स ेलाइ� गइ� है, ता�क इस 
बढ़ते हुए उद्योग में �नवेश व रोज़गार दोनाें बढ़ें। 

 उदाहरण : जसै ेकोइ� कंपनी बच्चाें के �लए ए�नमेशन काटू�न बनाना चाह,े या कोइ� स्टू�डयो मोबाइल गेम �डज़ाइन करना चाहे 
— तो इस नी�त के तहत उस ेराजस्थान में अनदुान, प्र�शक्षण व �संगल-�वंडो मंजरूी की स�ुवधा �मलगेी। 

 
उद्दशे्य : (1) AVGC-XR में �नवशे आक�षंत कर राजस्थान की अथ�व्यवस्था को मजबूत करना, और (2) यवुाआें के �लए रोज़गार 
के नए अवसर स�ृजत करना। 

 नी�त के प्रमखु �बंदु 

(a) �वत्तीय प्रोत्साहन — उत्पादन अनदुान (30% तक प्र�तप�ूतं) और स्टाट�अप्स के �लए �वत्तपोषण। 

(b) अवसरंचना �वकास — अटल इनोवशेन स्टू�डयो, एक्सलेरेेटर, इनक्यबेूशन सेंटर की स्थापना और उच्च-स्तरीय तकनीकी 
ससंाधनाें तक पहुचं। 

(c) कौशल �वकास — कुशल काय�बल तयैार करने हते ु�वश्व�वद्यालयाें व प्र�शक्षण संस्थानाें के साथ साझेदारी। 

(d) व्यापार-सगुमता (Ease of Doing Business) — अनुमोदनाें व प्रोत्साहनाें के �लए सम�पंत AVGC-XR सले तथा 
एकल-�खड़की पोट�ल। 

(e) सांस्कृ�तक प्रोत्साहन — राजस्थानी लोकगीताें पर आधा�रत सामग्री हते ुप्रोत्साहन तथा मी�डया स्ट्री�मंग प्लेटफॉमा� के साथ 
सहयोग। 

(f) शोध व �वकास — IP (बौ�द्धक सपंदा) �नमा�ण, नवाचार प्रयोगशालाआें व AVGC-XR सैंडबॉक्स के �लए समथ�न। 

 �कसानाें हतेु प्रमुख तकनीकी हस्तक्षेप 

कृ�ष क्षते्र में तकनीकी प्रग�त न ेखेती के तौर-तरीकाें को काफी हद तक बदला ह,ै �जसस ेउत्पादकता, �टकाऊपन 
(sustainability) व दक्षता में सधुार हुआ है। 

 राज-AIMS (Raj-AIMS) 
�ड�जटल एग्रीकल्चर �मशन (DAM) के अंतग�त राजस्थान कृ�ष सचूना एव ंप्रबंधन प्रणाली (Raj-AIMS) प�रयोजना को 
स्वीकृ�त दी गइ� ह,ै �जसमें आध�ुनक तकनीकाें का उपयोग �कया जाएगा : 

 �ड�जटल तकनीकें  

▸ कृ�त्रम ब�ुद्धमत्ता (AI) व मशीन ल�नंग (ML) 
▸ �रमोट सें�संग व भौगो�लक सूचना प्रणाली (GIS) 
▸ ब्लॉकचने तकनीक 

 फील्ड तकनीकें  

▸ इटंरनटे ऑफ �थंग्स इन एग्रीकल्चर (IoT) 
▸ एग्रीकल्चर रोबोट 
▸ ड्र ोन/अनमनै्ड ए�रयल व्हीकल (UAV) 

 

 राज �कसान साथी पोट�ल 

कृ�ष योजनाआें के ऑनलाइन आवदेन व प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के �लए सवेाएं प्रदान करन ेहते ुएकल-�खड़की एकीकृत 
पोट�ल — इसका लक्ष्य ह ै"Ease of Doing Farming" (खतेी करना आसान बनाना)। 



 

 �वक�सत मॉड्यलू 

150+ 
(40 योजनाआें के तहत) 

 मोबाइल एपे 
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 DBT हस्तांतरण 

₹3,566 करोड़ 
(�दसंबर 2025 तक) 

 लाइसेंस/पजंीयन जारी 

2.10 लाख+ 
(कृ�ष-इनपुट डीलर/�नमा�ता) 

 
▸ ऑनलाइन पोट�ल के माध्यम स े�कसानाें को 1.53 करोड़ स ेअ�धक बीज �मनी�कट तथा बीज/उव�रक/कीटनाशकाें के 

1.35 लाख स ेअ�धक गुणवत्ता-�नयतं्रण नमनू ेउपलब्ध कराए गए। 

▸ बीज �मनी�कट सहायता — नइ� �वक�सत फसल �कस्माें को लोक�प्रय बनान ेके �लए �कसानाें को �नःशलु्क बीज �मनी�कट 
�दए जात ेहैं। खरीफ व रबी सीजन 2025-26 में कुल 31.50 लाख बीज �मनी�कट �वत�रत �कए गए। 

 राज सहकार पोट�ल 

सहका�रता �वभाग द्वारा लाग ू�कया गया एक एकीकृत मचं, जो उत्तरदायी व पारदश� प्रबधंन के �लए शुरू �कया गया है। इसका 
उपयोग �नम्न सवेाआें के �लए होता ह ै: 

 ऋण व मूल्य सबंंधी सेवाएं 

▸ अल्पका�लक फसल ऋण आवेदन 
▸ न्यूनतम समथ�न मलू्य (MSP) आवेदन 
▸ ऑनलाइन भुगतान 

 पजंीयन सबंधंी सवेाएं 

▸ नवीन सहकारी ससं्था पंजीकरण 
▸ NGO पजंीकरण 
▸ खले सघंाें का पजंीयन 

 

 राष्ट्र ीय मत्स्य �ड�जटल प्लटेफॉम� (NFDP) 
मत्स्य क्षते्र के �ड�जटलीकरण हते ुएक एकीकृत प्लटेफॉम�, जो प्रधानमतं्री मत्स्य संपदा योजना का एक घटक है। �दसबंर 2025 
तक कुल 5,841 मछुआरे/�कसान NFDP पोट�ल पर पजंीकृत हो चकेु हैं। यह पंजीकृत �कसानाें को साख सु�वधाआें, प्रदश�न 
अनदुान, मत्स्य सहका�रता के सदुृढ़ीकरण तथा प्र�शक्षण व क्षमता �नमा�ण जसैी स�ुवधाआें तक पहुचं सक्षम बनाएगा। 

1 ⃣1 ⃣ स्थानीय स्वशासन (LSG) की ऑनलाइन सेवाएं 

स्थानीय स्वशासन �वभाग एक सम�पंत पोट�ल के ज़�रए राज्य के शहरी �नवा�सयाें को कइ� ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराता है, 
जसै े: 

▸ भवन �नमा�ण योजना (Building Plan) स्वीकृ�त, व्यापार लाइसेंस (Trade License) व इसका ऑटो-नवीनीकरण, फायर 
NOC, सीवर कनके्शन। 

▸ UD/सपं�त्त कर, 90A अनमु�त, मोबाइल टावर व OFC अनमु�त, नाम-हस्तांतरण, साइनजे लाइसेंस, प्रॉपट� ID। 

▸ लीज डीड (पट्टा), उप-�वभाजन पनुग�ठन (subdivision reconstitution) तथा लीज मनी जमा जैसी सवेाएं भी 
ऑनलाइन उपलब्ध हैं। 

▸ नीलामी प्र�क्रया में पारद�शंता स�ुन�श्चत करन ेके �लए एक इ�-ऑक्शन पोट�ल भी �वक�सत �कया गया ह,ै �जसस ेनगर 
�नकाय �ड�जटल रूप स ेनीलामी आयो�जत कर सकत ेहैं। 

1 ⃣2 ⃣ पारदश� एवं जवाबदेह प्रशास�नक तंत्र 

राज्य में प्रभावी शासन स�ुन�श्चत करन ेके �लए राजस्थान सरकार प्रशास�नक प्र�क्रयाआें को बहेतर बनाने तथा एक अ�धक 
समावशेी, पारदश� व जवाबदेह व्यवस्था स्था�पत करने पर ध्यान कें �द्रत कर रही ह।ै इसके �लए �नम्न प्रमखु पहलें चलाइ� जा रही हैं 
: 



 

4. राज-काज (Raj-Kaj) 
 फ़्लैग�शप योजना   |    सतत/जारी काय�क्रम 

 प�रचय 
परंपरागत मनैअुल प्रणाली को �ड�जटाइज़ कर, �नण�य-प्र�क्रया को बहेतर बनान ेव प�रचालन-दक्षता बढ़ान ेके 
�लए राज्य द्वारा �वक�सत एक �ड�जटल इ�-ऑ�फस मचं। 

 लाभ 
कागज़-र�हत (paperless) कामकाज, समय व ससंाधनाें की बचत, तथा डटेा-सरुक्षा, पारद�शंता, तत्परता व 
जवाबदेही में व�ृद्ध। फाइल प्रबंधन, मानव-संसाधन प्रबधंन व काया�लयाें की �वशेष काय�-प्र�क्रयाआें को भी 
स्वचा�लत व सवु्यव�स्थत करता ह।ै 

 प्रमखु मॉड्यलू IPR, PAR, NOC (अनाप�त्त प्रमाण-पत्र), लीव (अवकाश), इ�-फाइल व इ�-डाक। 

 प्रग�त 
�दसबंर 2025 तक 42 लाख स ेअ�धक फाइलें बन चुकी हैं। 75 प्रशास�नक �वभागाें की 430 ससं्थाआें के 
60,000 स ेअ�धक काया�लयाें में 10 लाख स ेअ�धक उपयोगकता� राज-काज ए�प्लकेशन स ेजुड़ चकेु हैं। 

 आग ेकी राह 
राज-काज ससं्करण 2.0 �वक�सत �कया जा रहा ह।ै हाल ही में "कॉमन मास्टस�" व "इम्मूवेबल प्रॉपट� �रटन�" 
मॉड्यलू भी लाइव �कए गए हैं। 

 

 राज इ�-साइन (Raj e-Sign) 
कागज़-र�हत पारदश� शासन की �दशा में एक बड़ा कदम — आधार इ�-केवाइ�सी प्रमाणीकरण के माध्यम स ेकभी भी, कहीं भी 
सरु�क्षत, �कफायती व पारदश� ऑनलाइन दस्तावज़े हस्ताक्षर व सरकारी प्रा�धकरण को सक्षम बनाता ह।ै 

 इ�-गवन�स ए�प्लकेशन 

50+ 
(आधार-आधा�रत इ�-साइन उपयोग में) 

 इ�-साइन दस्तावज़े 

11.55 करोड़+ 
(�दसंबर 2025 तक) 

 औसत दै�नक इ�-साइन 

70,000+ 
(दस्तावेज़/�दन) 

 

 राजमले (RajMail) 
राज्य के हर नाग�रक के �लए �नःशलु्क इ�मेल सेवा — �जसमें स्थानीय भाषा में उपलब्ध वना�क्यलुर इ�मले सेवा भी शा�मल ह,ै 
ता�क तकनीक और अ�धक उपयोगकता�-अनकूुल बन सके। �दसंबर 2025 तक 57.48 लाख से अ�धक खाते बनाए जा चुके 
हैं। 

 राजनेट (RajNET) व RAJSWAN 

राज्य न ेराजस्थान स्टेट वाइड ए�रया नटेवक�  (RAJSWAN) के माध्यम से ग्राम पचंायत स्तर तक अं�तम-छोर (last-mile) 
कन�ेक्ट�वटी वाला एकीकृत नटेवक�  समाधान लागू �कया ह।ै इसी पहल के तहत �जला व ब्लॉक स्तर के काया�लयाें में 
वी�डयो-कॉन्फ्रें �संग सु�वधा (VC Room) भी स्था�पत की गइ� ह।ै राज्य की 9,260 से अ�धक ग्राम पचंायताें में राजनेट के 
माध्यम स ेनटेवक�  कन�ेक्ट�वटी उपलब्ध ह।ै 

 स्टेट पोट�ल (rajasthan.gov.in) 
यह पोट�ल नाग�रकाें, सरकारी उपयोगकता�आें, व्यवसायाें, पय�टकाें व प्रवासी भारतीयाें के �लए सचूना व लने-देन आधा�रत 
सरकारी सवेाआें का एकल स्रोत ह।ै यह �व�भन्न �वभागाें/ससं्थानाें/सगंठनाें/PSU/बोडा�/योजनाआें के वेब पोट�लाें स ेभी सहजता से 
जड़ुा हुआ ह।ै �दसबंर 2025 तक लगभग 93 लाख लोगाें ने पोट�ल पर आकर सवेाआें का लाभ उठाया। 

 स्टेट डेटा सेंटर (SDC) 
e-गवन�स ए�प्लकेशनाें की मज़ेबानी के �लए राज्य स्तर पर एक भौ�तक सु�वधा उपलब्ध कराता ह,ै जो शहरी व ग्रामीण — दोनाें 
क्षते्राें के हर नाग�रक तक प्रभावी शासन पहुचंान ेकी राज्य सरकार की जवाबदेही व समाव�ेशता की प्र�तबद्धता को दशा�ता है। 

▸ कुल क्षमता — 800 रैक। 



 
▸ भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर (RSDC-P4) — अपटाइम �टयर-IV प्रमा�णत गोल्ड स्टैंडड� स�ुवधा (TCDD, TCFF व TCOS), 

जो 99.99% अपटाइम सु�न�श्चत करती ह।ै 

▸ आपदा-पनुप्रा��प्त (Disaster Recovery) हते ुRSDC-DR साइट, जोधपरु भी इसमें शा�मल ह।ै 

 अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ABHAY) 
GPS व CCTV कैमरा आधा�रत सरुक्षा के एकीकृत समाधान हेतु — 7 सभंागीय मुख्यालयाें व 26 �जलाें में अभय कें द्र स्था�पत 
�कए गए हैं, जहां कुल 25,159 कैमरे लगाए गए हैं। 

 �नगरानी व सरुक्षा 

▸ वी�डयो स�वंलांस �सस्टम 
▸ डायल 100 कंट्रोल �सस्टम 
▸ फॉरें�सक इन्व�ेस्टगशेन �सस्टम 

 यातायात व स्थान-आधा�रत 

▸ इटें�लजेंट ट्रै�फक मैनेजमेंट �सस्टम 
▸ व्हीकल ट्रै�कंग �सस्टम 
▸ भौगो�लक सचूना प्रणाली (GIS) 

 

 �जला प्रभारी स�चव 

कें द्र व राज्य सरकार के महत्वपूण� काय�क्रमाें, प�रयोजनाआें, योजनाआें व बजटीय घोषणाआें की सतत व प्रभावी �नगरानी तथा 
नाग�रकाें स ेजड़ेु काया� की समय पर व गुणवत्तापणू� �डलीवरी स�ुन�श्चत करन ेके �लए, व�रष्ठ भारतीय प्रशास�नक सेवा (IAS) 
अ�धका�रयाें/स�चवाें को �जला प्रभारी स�चव के रूप में �नयकु्त �कया गया ह।ै 

 मखु्यमतं्री एक्सीलेंस अवाड� व सपंक�  पोट�ल अवाड� 
लोक सवेकाें व �वभागाें को उत्कृष्ट काय� व नवाचाराें के �लए पे्र�रत करने तथा काय�कुशलता बढ़ान ेहते,ु 21 अपै्रल, 2025 को 
"लोक सवेा �दवस" के अवसर पर राजस्थान सरकार न े: 

 CM एक्सीलेंस अवाड� 

6 अ�धकारी + 3 �वभाग 

 सपंक�  पोट�ल अवाड� 

9 अ�धकारी + 4 �वभाग 
(प्रभावी �शकायत �नवारण हेतु) 

 
स ेसम्मा�नत �कया, �जसका नोडल �वभाग प्रशास�नक सुधार �वभाग ह,ै तथा आवदेन के �लए एक ऑनलाइन पोट�ल भी 
उपलब्ध ह।ै 

 सचूना का अ�धकार अ�ध�नयम, 2005 

प्रशास�नक सुधार �वभाग, सूचना का अ�धकार अ�ध�नयम 2005 के �क्रयान्वयन हतुे नोडल �वभाग ह।ै इस अ�ध�नयम स ेजड़ु े
पोट�ल के माध्यम से आम जनता �व�भन्न �वभागाें स ेज़रूरी जानकारी हतुे ऑनलाइन आवदेन कर सकती ह।ै 

 राजस्थान सेंटर फॉर ए�प्लकेशन डेवलपमेंट (RajCAD) 
RajCAD को "क�मटमेंट एश्योड� �डलीवरी" (प्र�तबद्ध-आश्वा�सत �डलीवरी) की खा�सयत के साथ, क्षमता-�नमा�ण व 
कौशल-सवंद्ध�न के एक नवाचारी मॉडल के रूप में प�रक�ल्पत �कया गया ह।ै इसन ेPython, ArcGIS, Flutter, AI/ML व 
Cloud जसैी उभरती तकनीकाें को अपनाकर राज्य की आंत�रक IT क्षमता को काफी मजबतू �कया ह।ै 

 वेब पोट�ल प�रयोजनाएं 

20 

 एना�ल�टकल डैशबोड�/मॉड्यलू 

107 

 इन-हाउस मोबाइल एपे 

8 

 



 
 भौगो�लक सचूना प्रणाली (GIS) — राजधारा (RajDharaa) 

 भौगो�लक सचूना प्रणाली (GIS) 
 प�रभाषा : Geographical Information System — भौगो�लक स्थानाें (नक्शाें/भू-�नद�शांकाें) से जुड़े डेटा के प्रबंधन 

व �वशे्लषण के �लए एक �नण�य-समथ�न प्रणाली (Decision Support System)। 
 आसान भाषा में : यह एक एसेा �ड�जटल नक्शा-आधा�रत �सस्टम ह ैजो ज़मीन, भवन, सड़क, संप�त्त जैसी हर चीज़ की 

सटीक भौगो�लक जानकारी कंप्यूटर पर �दखाता व �वशे्ल�षत करता है, �जससे सही फैसल ेलनेा आसान हो जाता है। 
 उदाहरण : जसै े�कसी सड़क-�नमा�ण की योजना बनात ेसमय GIS से यह तुरंत पता चल जाता ह ै�क रास्ते में कहां-कहां घर, 

खेत या नाल ेपड़ते हैं। 

 
भ-ूस्था�नक (geospatial) डेटा के प्रबधंन व �वश्लषेण हतुे राज्य-स्तरीय एकीकृत GIS प्लटेफॉम� "राजधारा (RajDharaa)" 
की स्थापना की गइ� है। औद्यो�गक ल-ेआउट योजनाआें में सहायता हते ुराजधारा को रीको (RIICO) GIS प्लटेफॉम� के साथ भी 
एकीकृत �कया गया है। राजधारा पहल के तहत �नम्न समाधान उपलब्ध कराए गए हैं : 

▸ �व�भन्न �वभागाें व उपक्रमाें की प�रसपं�त्तयाें की �जयो-टै�गंग हते ुमोबाइल ए�प्लकेशन। 

▸ पजंीयन व मदु्रांक �वभाग के �लए GIS आधा�रत DLC (�जला दर सूची) टै�गंग। 

▸ प्रशास�नक �वभाग हते ुसड़क-सचूना स�हत अन्य समाधान। 

▸ जयपरु मास्टर डवेलपमेंट प्लान-2025 के अंतग�त करीब 3,000 वग� �कलोमीटर क्षते्र को शा�मल कर उन्नत अवसरंचना, 
सीवरेज व ड्रनेजे योजना में सहयोग हते ुजयपरु का 3D �सटी मॉडल �वक�सत �कया गया ह।ै 

▸ �वरासत स्मारकाें के �ड�जटल सरंक्षण हते ुचय�नत स्थलाें का 3D स्कैन कर वचु�अल सरंक्षण के मॉडल तयैार �कए गए हैं — 
हवामहल, जतंर-मतंर, अल्बट� हॉल सगं्रहालय, �सटी पलैसे जयपरु, जयपरु परकोटा (आठ दरवाज़)े, आमरे �कला, �सटी 
पलैसे उदयपरु व कंुभलगढ़ �कला। 

▸ नाग�रकाें व प्रशासकाें को भ�ूम उपयोग की पहचान, खसरा व भ-ूखंड स्वा�मत्व �ववरण, प�ुलस थाना/नगरपा�लका 
वाड�/ल-ेआउट प्लान जसैी परतें (layers) देखने हते ुअब�न GIS पोट�ल लॉन्च �कया गया ह,ै �जससे सभी शहराें के मास्टर 
प्लान भी प्रका�शत �कए जा रह ेहैं। 

 इ�-प्रोक्योरमेंट (GePNIC) 
पारद�शंता बढ़ान ेके �लए राज्य न ेसाव�ज�नक उपक्रमाें (PSU) स�हत सभी सरकारी संगठनाें के �लए गवन�मेंट इ�-प्रोक्योरमेंट 
�सस्टम (GePNIC) लागू �कया ह।ै अक्टूबर, 2011 में राज्य में इसकी शरुुआत के बाद स ेअब तक 327 स ेअ�धक �वभागाें व 
PSU ने इस ेअपनाया ह।ै 

 प्रोससे टेंडर (2025-26) 

9.52 लाख+ 

 कुल मलू्य 

₹1.59 लाख करोड़+ 

 

 डेटा एना�ल�टक्स 

कर-अपवचंन (tax evasion) की पहचान कर तथा "कर आधार" में व�ृद्ध कर "कर राजस्व" बढ़ान ेके उद्दशे्य से यह प�रयोजना 
राजस्व अ�जंत करन ेवाल े�वभागाें — जसै ेवा�ण�ज्यक कर, प�रवहन, खान व भ�ूवज्ञान में लाग ूकी गइ� है। इसके अ�त�रक्त 
RGHS, जन आधार, इ�-�मत्र, राजस्थान संपक� , IFMS, RTI जसैी योजनाआें तथा �च�कत्सा व स्वास्थ्य, JDA, वन �वभाग 
जसै ेअन्य �वभागाें में भी डेटा एना�ल�टक्स का उपयोग �कया जा रहा ह,ै ता�क डेटा-आधा�रत नी�त �नधा�रण व 
साक्ष्य-आधा�रत �नण�य लने ेको बढ़ावा �मल सके। 



 
 सरकारी काया�लयाें में क्षमता �नमा�ण 

▸ सरकारी �वभागाें में IT पहलाें के सफल �क्रयान्वयन हतुे �दसबंर 2025 तक कुल 6,786 सरकारी अ�धकारी व कम�चारी 
प्र�श�क्षत �कए जा चकेु हैं। 

▸ इ�ंदरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त �वश्व�वद्यालय (IGNOU) के पाठ्यक्रमाें की प्र�तप�ूतं — सरकारी क्षते्र में IT कौशल �वकास 
बढ़ान ेहते,ु �जन सरकारी का�मंकाें न ेवहां से MCA पाठ्यक्रम पूरा �कया ह,ै उनके शलु्क की प्र�तप�ूतं की जाती ह।ै 

▸ राजस्थान नॉलजे कॉपा�रेशन �ल�मटेड (RKCL) — राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षते्राें में सचूना प्रौद्यो�गकी �शक्षा उपलब्ध करान े
हते ुस्था�पत, जो �ड�जटल खाइ� (digital divide) को पाटने में मदद करता ह।ै RS-CIT प्र�शक्षण पूण� करने पर सरकारी 
का�मंकाें को शलु्क-प्र�तप�ूतं दी जाती है। 

1 ⃣3 ⃣ राजस्थान AI/ML नी�त, 2026 

राजस्थान AI/ML नी�त 2026 को 6 जनवरी, 2026 को माननीय मखु्यमंत्री द्वारा जयपरु में आयो�जत "राजस्थान रीजनल 
AI इम्पकै्ट कॉन्फ्रें स" में लॉन्च �कया गया। यह नी�त साव�ज�नक सेवा �वतरण को आध�ुनक बनान,े पारद�शंता बढ़ान,े नवाचार 
को ग�त देन,े रोज़गार के नए अवसर पदैा करन ेऔर AI के लाभाें तक समान पहंुच स�ुन�श्चत करने की राज्य की प्र�तबद्धता को 
दोहराती ह।ै 

राज्य AI को एक प�रवत�नकारी श�क्त (transformative force) के रूप में देखता ह,ै जो शहरी व ग्रामीण — दोनाें समुदायाें 
में प्रग�त को तज़े करेगी और "�वक�सत राजस्थान@2047" के दीघ�का�लक लक्ष्याें में योगदान देगी। 

 उद्दशे्य 1 

शासन में AI अपनाना 
 उद्दशे्य 2 

उद्योगाें हतेु AI प्रोत्साहन 

 उद्दशे्य 3 

AI कौशल व क्षमता 
�नमा�ण 

 
(ये तीनाें उद्दशे्य "न�ैतक एव ंजवाबदेह AI ढांच"े के दायरे में रखे गए हैं।) 

▸ प्रत्यके सरकारी �वभाग में एक AI नोडल अ�धकारी �नयकु्त �कया जाएगा। 

▸ राजस्थान में एक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। 

▸ स्कूल, कॉलजे व ITI ससं्थानाें में AI स ेजड़ु ेप्र�शक्षण पाठ्यक्रम शरुू �कए जाएंगे। 

1 ⃣4 ⃣ प्रभावी �वत्तीय प्रबंधन — IFMS 3.0 

�वत्तीय शासन (Financial Governance) इस �वश्वास पर आधा�रत ह ै�क एक पारदश� व कानूनी रूप स ेमज़बूत लोक-�वत्त 
प्रणाली, अचे्छ शासन के व्यापक ढांच ेका अ�भन्न �हस्सा ह।ै इसमें �वत्तीय लने-देन पर नज़र रखना, प्रदश�न प्रबधंन, अनपुालन 
स�ुन�श्चत करना, प�रचालन व खुलास े(disclosures) उपलब्ध कराना शा�मल ह।ै 

राजस्थान न ेअपनी बज�टंग व लखेांकन प्र�क्रया के प्रभावी प्रबधंन हते ुएक व्यापक ततं्र लागू �कया ह,ै जो एकीकृत �वत्तीय 
प्रबधंन प्रणाली (IFMS) के स्वचा�लत प्लटेफॉम� के माध्यम स ेसभंव हुआ ह।ै 



 

 IFMS (एकीकृत �वत्तीय प्रबधंन प्रणाली) 
 प�रभाषा : Integrated Financial Management System — राज्य सरकार की बज�टंग, लखेांकन, भगुतान व 

राजकोष (treasury) सबंंधी सभी प्र�क्रयाआें को एक ही �ड�जटल मंच पर एकीकृत करन ेवाली स्वचा�लत प्रणाली। 
 आसान भाषा में : सरकार का सारा पैसा कहां स ेआया, कहां खच� हुआ, �कस ेभुगतान हुआ — यह सब कागज़ाें की बजाय 

एक ही कंप्यूटर �सस्टम में दज� होता है, �जसस े�हसाब-�कताब तुरंत व पारदश� तरीके से देखा जा सकता है। 
 उदाहरण : जसै े�कसी स्कूल के �लए बजट स्वीकृत होने स ेलेकर �शक्षक के वेतन-भगुतान तक की परूी प्र�क्रया अब IFMS के 

ज़�रए ऑनलाइन ट्रैक होती है, कागज़ी फाइलाें में नहीं। 

 
IFMS अपनान ेस ेबज�टंग प्र�क्रयाएं अ�धक दक्ष हुइ� हैं, नकदी-प्रवाह प्रबंधन व खाताें का वास्त�वक-समय समाधान (real-time 
reconciliation) बहेतर हुआ ह।ै इसस ेसचूना-प्रबधंन क्षमता मज़बतू हुइ� तथा लखेा तैयार करने में सटीकता व समयबद्धता बढ़ी 
ह,ै साथ ही लोक-�वत्त �वतरण में पारद�शंता व दक्षता को भी बल �मला ह।ै 

 IFMS 3.0 की मुख्य �वशषेताएं 

�वशषेता �ववरण 

बजट प्रबंधन 
बजट अनमुान, योजना, �नगरानी, तयैारी, पनुस्व�कृ�त व मखु्य वग�करण मै�पंग; बजट �नयतं्रक प्रा�धकरणाें 
की मांगाें की म�ैपंग तथा सामान्य �वत्तीय �नयमाें (GFR) के अनसुार आहरण एवं स�ंवतरण अ�धका�रयाें 
(DDO) द्वारा �बल तयैार करना। 

कें द्र प्रायो�जत योजनाएं SNA SPARSH के तहत कें द्र प्रायो�जत योजनाआें (CSS) के �क्रयान्वयन हेतु भारत सरकार के प्लटेफॉम� के 
साथ एकीकरण। 

इ�-भगुतान (E-Payments) 
�नयमाें के अनुरूप, RBI स ेजड़ु ेहुए, तज़े व पारदश� तरीके स ेभगुतान स�ुन�श्चत करना — नटे-बैं�कंग, 
ड�ेबट/के्र�डट काड�, UPI, NEFT व QR कोड भगुतान की सु�वधा स�हत; समाधान (reconciliation) हते ु
इलके्ट्रॉ�नक राजकोष मचं भी उपलब्ध। 

बैं�कंग लेन-देन बैंक �डसबस�मेंट इजंन के माध्यम स ेसभी बैं�कंग लने-देन दज� �कए जात ेहैं। 

राजकोष �नयतं्रण (Treasury 
Controls) सटीक व कुशल �वत्तीय लने-देन स�ुन�श्चत करन ेहते ुराजकोष-जांच लागू। 

इ�-अकाउंट प्रस्ततुीकरण सभी इ�-वाउचर व खाताें की सूची महालखेाकार (AG) काया�लय को इलेक्ट्रॉ�नक रूप स ेभजेी जाती है। 

मास्टर डटेा प्रबंधन कम�चा�रयाें, पेंशनभो�गयाें, �वके्रताआें (vendors), लाभा�थंयाें, प्रा�धकरणाें व �हतधारकाें का मास्टर डटेा 
रख-रखाव। 

 
IFMS एक "छाता मचं" (umbrella platform) की तरह काम करता ह,ै जो आंत�रक व बाह्य — दोनाें �हतधारकाें की स�ुवधा 
हते ुकइ� मॉड्यलूर प्रणा�लयाें को एक साथ जोड़ता ह।ै यह बजट अनमुान, बजट तैयारी, पूल बजट, राजकोष काय�, इ�-भुगतान, 
इ�-�बल, इ�-सैंक्शन, इ�-रसीद, आधार-आधा�रत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) तथा इ�-चालान — इन सभी को कवर करता ह।ै 
साथ ही यह डटेा-प्रबधंन, इ�-अकाउंट प्रस्ततुीकरण, इ�-समाधान, बैंकाें/RBI/महालखेाकार/लोक �वत्तीय प्रबधंन प्रणाली/�वभागीय 
पोट�लाें/NSDL/NPCI के साथ एकीकरण, तथा सभी �हतधारकाें के बीच कागज़-र�हत इ�-प्रस्ततुीकरण को भी सक्षम बनाता है। 

वष� 2010-11 स ेबजट, �वत्तीय व लखेा-सबंधंी �रकॉड्�स का एक मज़बूत डटेाबसे तैयार होने के कारण, अब IFMS कृ�त्रम 
ब�ुद्धमत्ता (AI) के साथ एकीकरण के �लए भी तयैार ह,ै �जसस ेराज्य तज़े �नण�य-क्षमता, बेहतर पूवा�नमुान व मानवीय अ�तरेक 
(redundancy) को कम कर �वत्तीय सचंालन व शासन को और अ�धक कुशल बनाना चाहता ह।ै 



 

 �नष्कष� रूप में : 
राजस्थान में "प्रभावी शासन" की यह यात्रा — जन आधार जसै ेएकीकृत �ड�जटल पहचान-तंत्र से लेकर, IFMS 3.0 जैसी �वत्तीय 
प्रबधंन प्रणाली और अब AI/ML नी�त 2026 तक — �दखाती है �क राज्य �कस तरह पारद�शंता, जवाबदेही व तकनीक के सहारे 
हर नाग�रक तक सवेाआें की समयबद्ध व सुलभ �डलीवरी सु�न�श्चत करन ेकी �दशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। 

 


